भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्य सभा
14.12.2018 के 
अतारांकित प्रश्न सं. 606 का उत्तर
रेलवे आरक्षण केन्‍द्र खोला जाना
606.
श्री परिमल नथवानी:


क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) ऐसे स्‍थानों पर, जहां रेलवे स्‍टेशन नहीं हैं, रेलवे आरक्षण केन्‍द्र खोले जाने के मानदंड क्‍या हैं;

(2) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्‍यों/संघ राज्‍य-क्षेत्रों से सरकार को कुल कितने प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं;

(3) प्रस्‍ताव मिलने पर खोले गए रेलवे आरक्षण केन्‍द्रों का ब्‍यौरा क्‍या है और वर्तमान में कितने प्रस्‍ताव लंबित हैं; और
(4) लंबित प्रस्‍तावों पर सरकार द्वारा कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)

(क): जनता/जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए नीति के अनुसार स्टेशनों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थलों/पर्यटन स्थलों और तीर्थ केंद्रों /डाकघरों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। 
www.irctc.co.in पर आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग बहुत लोकप्रिय हो गई है और इस समय कुल आरक्षित टिकटों का 68% से अधिक ऑनलाइन बुक किया जाता है। 
(ख) और (ग): गत तीन वर्ष के दौरान किसी स्थल पर पीआरएस सुविधा की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा 48 प्रस्ताव प्राप्त किए गए जिनमें से 10 स्थलों पर यह सुविधा स्वीकृत की गई/ पहले से उपलब्ध है। 13 स्थलों पर पीआरएस सुविधा की व्यवस्था का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया । शेष प्रस्ताव विचाराधीन है। 
(घ) किसी स्थान पर पीआरएस की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है। 
*****


